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विषय: खतरनाक कीटनाशकों की सीमित पूर्ति
833. श्री के॰ रहमान खानः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि कृषि फसलों के लिए अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों का प्रयोग करने वाले किसानों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मानव स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव को कम करने के प्रयोजन से खतरनाक कीटनाशकों की पूर्ति सीमित करने पर विचार करेगी; और
(ग) क्या सरकार खतरनाक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कुप्रभाव के सभी पहलुओं के बारे में किसानों को शिक्षित करने की पद्धतियों को विकसित करने पर विचार करेगी? 
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला) 
(क) : कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के तहत गठित पंजीकरण समिति कीटनाशियों का इसकी प्रभावकारिता और इंसानों, पशुओं एवं पर्यावरण के प्रति सुरक्षा पर विचार करने के पश्‍चात पंजीकरण करती है। इसके अलावा पंजीकरण समिति आवेदक को पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करते समय लेबल और लीफलेट्स का भी अनुमोदन करती है। अनुमोदित लेबल और लीफलेट्स के अनुसार कीटनाशियों के उपयोग से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। 
(ख) : वर्तमान में ऐसा कोई भी प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। 
(ग): कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग ‘कीट प्रबंधन दृष्‍टिकोण का सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण’ (एसएमपीएमए) योजना का कार्यान्‍वयन कर रही है जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) दृष्‍टिकोण पर किसानों को जागरूक करने और अंतिम उपाय के रूप में अनुमोदित लेबल और लीफलेट्स के अनुसार रसायनिक कीटनाशियों के उपयोग के लिए किसान फील्‍ड स्‍कूल (एफएफएस) का आयोजन किया जाता है। 
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